
 

भारत सरकार 

श्रम और रोजगार मतं्रालय 

राज्य सभा 

अताराकंकत प्रश्न सखं्या-2649 

बधुवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक) 

 

कुशल और अकुशल कामगारों के ललए रोजगार के अवसर 

  

2649. श्री लववके के. तनखााः 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककाः 

 

(क)  क्या सरकार ने उन श्रलमकों/कामगारों के ललए कोई राहत कोष स्थालपत ककया ह ै लजनहोंन े

महामारी में अपनी नौकररया ंगवाई हैं; 

(ख) क्या सरकार की दशे के कुशल और अकुशल कामगारों के ललए नौकरी/रोजगार के अवसर बढाने के 

संबंध में कोई ठोस नीलत ह;ै और 

(ग)  सरकार का बरेोजगार नागररकों को बेरोजगारी लाभ प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं? 

 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री  

 (श्री रामशे्वर तलेी) 

 

(क) से (ग): कोलवड-19 महामारी ने संगरठत/असंगरठत कामगारों सलहत समाज के सभी वगों को प्रभालवत 

ककया ह।ै महामारी से उत्पन्न चुनौलतयों एवं खतरों के समाधान के ललए सरकार न ेअनेक कदम उठाए हैं। 

आत्मलनभभर लवत्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अलधक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान 

ककया जा रहा ह,ै इसमें दशे को आत्मलनभभर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृलजत करने के ललए लवलभन्न 

दीघभकाललक योजनाए/ंकायभक्रम/नीलतयां शालमल हैं। 

 

 आत्मलनभभर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामालजक सरुक्षा लाभों के साथ- साथ नए 

रोजगार के सृजन हतेु लनयोक्ताओं को प्रोत्सालहत करने तथा रोजगार की पुनाः बहाली हतेु 1 अकू्तबर, 2020 

से प्रारंभ की गई ह।ै इस योजना के तहत, नए कमभचाररयों में वे कमभचारी शालमल हैं जो कोलवड-19 के 

दौरान अपना रोजगार खो चकेु थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर ककसी प्रलतष्ठान में लनयोलजत नहीं 

थे। इस योजना के तहत लाभार्थथयों के पंजीकरण की अंलतम लतलथ को 30 जनू, 2021 स ेबढाकर 31 माचभ, 

2022 कर कदया गया ह।ै 

   

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म लनभभर लनलध (पीएम स्वलनलध) योजना 01 जून, 2020 को 

प्रारंभ की गई थी ताकक कोलवड-19 पे्रररत लॉकडाउन के कारण बरुी तरह से प्रभालवत हुए रेहड़ी-पटरी 

वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हतेु अपने व्यवसाय को कफर से शुरू करने के ललए, कायभशील पंूजीगत 

ऋण प्रदान ककया जा सके। 

  



 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कमभचारी भलवष्य 

लनलध (ईपीएफ) के तहत  लनयोक्ताओं के 12% अंशदान और कमभचाररयों के 12% के अंशदान-दोनों का 

योगदान ककया ह,ै जो कक 100 कमभचाररयों तक रखन ेवाले प्रलतष्ठानों के 90% ऐसे कमभचाररयों जो 15000/- 

रुपए से कम अर्थजत करते हैं, के ललए माचभ से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हते ु कुल 24% ह।ै इसस े

कोलवड पश्च अवलध के दौरान ईपीएफओ स ेपंजीकृत प्रलतष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता लमली 

ह।ै  

 

20 जून, 2020 को 125 कदनों का गरीब कल्याण रोजगार अलभयान (जीकेआरए) शुरू ककया गया 

था, ताकक लबहार, झारखंड, मध्य प्रदशे, ओलडशा, राजस्थान और उत्तर प्रदशे के 6 राज्यों के 116 चयलनत 

लजलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सलहत प्रभालवत 

व्यलक्तयों के ललए रोजगार और आजीलवका के अवसरों को बढावा कदया जा सके। 

 

 कमभचारी राज्य बीमा लनगम (ईएसआईसी) द्वारा कायाभलनवत की जा रही अटल बीलमत व्यलक्त 

कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढा कर 50% कर कदया गया ह,ैजो 

कक 90 कदनों तक दये ह।ै इसके साथ-साथ लाभ लनेे के ललए पात्रता शतों में छूट ह।ै 

 

 सरकार पयाभप्त लनवेश वाली लवलभन्न पररयोजनाओं को प्रोत्सालहत कर रही ह ै और प्रधान मंत्री 

रोजगार सृजन कायभक्रम (पीएमईजीपी), महात् मा  गांधी राष् रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 

(एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध् याय ग्रामीण कौशल् य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल 

अंत्योदय योजना - राष् रीय शहरी आजीलवका लमशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल 

लवकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं पर सावभजलनक व्यय करना। 

 

 सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदरूी को 182 रुपए प्रलतकदन से बढाकर 202 रुपये प्रलतकदन कर 

कदया ह ैलजससे लगभग 13.62 करोड़ पररवारों को लाभ लमला ह।ै 

 

 सरकार न ेस्व-रोजगार को सुकर बनाने के ललए, अनय बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 

(पीएमएमवाई) भी आरंभ की ह।ै पीएमएमवाई के अंतगभत सूक्ष्म/लघु व्यापररक उद्यमों तथा व्यलक्तयों को 

अपने व्यापाररक कायभकलापों को स्थालपत करने अथवा लवस्तार करने में समथभ बनाने के ललए 10 लाख 

रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान ककया जाता ह।ै 

 

 इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अथभव्यवस्था को बनाए रखन ेएवं रोजगार 

के स्तर को बढाने के ललए अथभव्यवस्था में तरलता बढाने के ललए उपायों की शुरूआत की ह।ै 

 

मेक इन इंलडया, लडलजटल इंलडया, स्वच्छ भारत लमशन, स्माटभ लसटी लमशन, अटल नवीकरण और 

शहरी पररवतभन लमशन, सभी के ललए आवास, अवसंरचना लवकास तथा औद्योलगक गललयारों तथा 

उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कायभक्रमों में उत्पादक रोजगार के 

अवसर सृलजत करने की संभावना ह ै

***** 


